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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1544 
जिसका उत्‍तर 02 दिसम्‍बर, 2019 को दिया जाना है।

.....

नए निर्माणों में वर्षा जल संग्रहण
1544. श्री संजय सिंह: 

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि नए निर्माण कार्यों में वर्षा जल संग्रहण हेतु संयंत्र स्थापित करने के विनियम का अनुसरण नहीं किया जा रहा है; 
(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(ग) 
यदि नहीं, तो इन विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की क्या योजना है?
उत्तर
जल शक्ति और सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता राज्‍य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)
(क) से (ग) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए मॉडल भवन उपनियम, 2016 जारी किए गए हैं जिसमें ‘वर्षा जल संचयन’ पर एक अध्याय शामिल है। इस अध्याय के उपबंध 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक के सभी आवासीय भूखण्डों पर लागू होते हैं। 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्षा जल संचयन के प्रावधान अपना लिए हैं। वर्षा जल संचयन नीति का कार्यान्वयन, राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय/शहरी विकास प्राधिकरण के कार्य-क्षेत्र में आता है।
इसके अतिरिक्त, उद्योगों/अवसंरचना/खनन परियोजनाओं द्वारा भूमि जल की निकासी हेतु केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को जारी करना वर्षा जल संचयन संरचनाओं के संस्थापन हेतु अनिवार्य शर्तों में से एक है। एनओसी नवीकरण हेतु इस शर्त की अनुपालना अनिवार्य है। सीजीडब्ल्यूए ने प्रत्येक राजस्व जिले तथा सीजीडब्ल्यूबी के क्षेत्रीय निदेशकों को प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया है जिनके पास एनओसी संबंधी शर्तों की अनुपालना को लागू करने की शक्तियां उपलब्ध हैं।
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